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 and  ह  request  the  House  to  accept
 Bill  unanimously.

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  the  ques-
 tion  is:

 “That  the  Bill  to  provide  for
 the  extension  of  the  duration  of
 the  present  Legislative  Assembly
 of  the  State  of  Kerala,  as  passed
 by  Rajya  Sabha,  be  taken  into
 consideration.”

 The  motion  was  adopted.

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  there
 are  no  amendments,  I  will  put  the
 elauses  to  the  vote.

 Now,  the  question  is:

 “That  clause  2  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  the  ques-
 tion  is:

 “That  clause  1,  Enacting  For-
 mula  and  the  Title  stand  part  of
 the  Bill”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  l,  the  Enacting  Formula  and

 the  Title  were  added  to  the  Bill.

 DR.  SAROJINI  MAHISHI:  I  beg
 to  move:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 MR.  CHAIRMAN:  The  question
 is:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  adopted.

 47.65  hrs.

 STATUTORY  RESOLUTION  RE:

 CONSTITUTION  OF  A  COMMITTEE

 OM  OFFICIAL  LANGUAGE

 MR.  CHAIRMAN:  We  shall  now

 take  up  the  Statutory  Resolution

 regarding  Committee  on  Official

 Lenguage,

 JULY  2,  2095  Committee  on  Official  56
 Language  (Ree.)

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-

 FAIRS,  DEPARTMENT  OF  PER-
 SONNEL  AND  ADMINISTRATIVE

 REFORMS  AND  DEPARTMENT  OF

 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (SHRI
 OM  MEHTA):  I  beg  to  move  the

 following  Resolution.

 “Whereas  under  sub-section  qd)
 of  section  4  of  the  Official  Languages.
 Act,  1963,  after  the  expiration  of
 ten  years  from  the  date  on  which
 section  3  comes  into  force,  thire

 shall  be  constituted  a  Committee  on

 Official  Language,  on  a  resolution

 to  that  effect  being  moved  in  either

 House  of  Parliament  with  the  pre-
 vious  sanction  of  the  President  and

 passed  by  both  Houses;  and  where-

 as  section  3  of  the  aforesaid  Act  has

 come  into  force  on  26th  January,
 965  and  the  previous  sanction  of

 the  President  has  been  obtained  for

 moving  the  resolution;

 This  House  resolves  that  a  Committee

 on  Official  Language  shall  be  con-

 stituted.”

 सभापति  जी,  कभी  तक  तो  शाप  कोकोनट

 ट्रीज  श्र  कोकीन  की  बातें  सुन  रहे  थे,

 ६": छ  मैं  उससे  कुछ  हट  कर  ज़बान दानी  की

 बालें  कर  रहा  पं  1963  में  राज-भाषा  का

 बित  पास  किया  गया  था,  उस  के  बाद  उनको

 26  जानवरो,  965  से  लागू  किया  गया  |

 उस  को  धारा  4,  सब-सेक्शन  के  प्रशांत

 यह  कहा  गया  था  कि  i0  at  के  बाद  एक

 पालियामेन्ट्री  कमेटी  का  मान  किया  जायगा

 जिसमें  20  मेम्बर  लोक  सभा  झीर  0  मेम्बर

 राज्य  सभा  के  होगे  i  इसीलिए  मैं  इस

 रेजोल्यूशन  को  पेश  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  जो,  आपको  मालम  होगा  कि

 पिछले  सेहत  में  भी  इस  सदन  में  4  कमरे  जो ल्यू-

 शन  को  ला  रहा  था।  कई  रोज़  तक  यह  अाढेंर+

 वेपर  पर  रहा  धौर  नगर  उस  ह... क  ककैटो

 का  गठन  हो  गया  होता  तो  धान  तक  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  काम  हो  गया  होता
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 हालांकि  हम  बहुत  चाहते  थे,  लेकिन  बंद-

 'किस्मता  से  उस  सेहत  ;  भ्रामरी  दिन  हमारे

 सामने  बडे  हुए  दोस्तों  ने  एक  नो-कॉन्फिडेंस

 का  मिशन  ला  कर  इस  रेजोल्यूशन  को  पास

 महीं  होते  दिया  ।  इतर  कारण  इसमें  फोन  सास

 की  देरी  हुई  और  जब  मझे  यह  रेजोल्यूशन

 लाना  पता  |

 ६: ६. ह  कमेटी  को  जो  पिट  झपेगी,

 बह  प्रेज़िडन्ट  के  पास  जायगा,  प्रेसिडेण्ट  उसको

 दोनों  सदनों  में  रखेंगे  |  सार॑  राज्यों  को  भी

 चह  रिपोर्ट  भेजो  जायगा  ।  उसके  बाद  राज्यों

 से  जो  सिफारिश  बरायेगी  और  उनके  जो  विचार

 होंगे  यानों  हमारे  देता  सदनों  के  जो  विचार

 होंगे,  वे  फिर  प्रेजिडेन्ट  के  पास  भेजे  जायेगे

 प्रेजिडेन्ट  साहब  उत  पर  गीर  करेगे  ओर  उसमें

 जा  चित  होगा,  उन  के  बारे  में  अपने  आदेश

 देगे,  ताकि  राजभाषा  को  आगे  बढाने  में  जो

 कमाया  रह  गई  है,  उन  को  दूर  जिया  जा

 सके

 ay  सिलसिले  में  मैं  सिफ  यह  अपना

 चाहता  ह  कि  बुत  पहले  से  ही  1:14  968  से

 खास  तौर  से  दमको  चरागे  बढ़ाने  के  लिये

 भारत  सरकार  ने  जितना  भी  हो  सका  काम

 किया  है  |  इस  बकता  तक,  यातो  लगभग

 20  वर्षो  में,  हम  ने  3  लाख  के  करीब  गवर्नमेंट

 सर्वेद्म  को  हिन्दी  को  तालीम  दी  है,  ताकि  वे

 हिन्दी  में  काम  कर  सड़क  -  मापकों  यह  जान  कर

 खगी  होना  6  970 मैं  सफ  6 हज़ार  पत्र

 हिन्दी  में  कराए  थे,  लेकिन  974%  26  हज़ार  के

 करोड़  यत्र  शाए  जो  हिन्दी  में  थे  ।  19708

 I76  सेक्शन्स  थे  जो  हिन्दी  मे  काय  करते  थे,

 लेकिन  974  में  534  के  करोब  ऐसे  सेक्शन्स

 थे  जिनमें  हिन्शे  में  किये  होता  था  ।  भ्रम  कोई

 भो  मत्  यदि  चहेतों  कैबिनेट  को  मोट  हिन्दी

 में  भेज  सकता  है  और  हमारा  जितनी  कैबिनेट

 मीटिंग्स  होती  हैं  उन  के  लि  नट्स  दोनों  भाषियों

 में--हिन्दी  शौर  प्रंग्रेजी  में--मिलते  हैं  ।

 इसके  अलावा  सब  से  बड़ी  बात  यह  हुईं  है  कि
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 हाथी  प्रभी  हाल  में  प्रधान  मंत्री  जी  ने  स्पेशल

 आर्डर  किया  है  कि  महा  पर  एफ  सेप्रेट  डिपार्टमेंट

 साफ़  सैं गेज  बनाया  जाय,  उस  डिपार्टमेंट  का

 एक  अलग  सेक्रेटरी  हो  ।  लिहाजा  अभी  हाल

 में  एक  सिगरेट  डिपार्टमेंट  शरीफ़  लैग्वेज  बनाया

 गया  है  !

 इसके  साथ  साथ  जितने  भी  हिन्दी  की

 पोस्टों  पर  लोग  काम  कर  रहे  हैं  भ्र लग  अलग

 मंत्रालयों  में  उनके  लिए  एक  सेन्द्रलाइज्ड

 काडर  बनाया  जा  रहा  है  ताकि  उन  का  जो

 कार्य  हो  उसमें  कोझ्रार्डिनिशन  हो  शौर  ठीक

 तरह  से  काम  हो  सके

 इसके  अलावा  कलकत्ता  शौर  मद्रास  में

 एक  एक  नेशनल  लाइब्रेरी  है,  लेकिन  दिल्ली  में

 कोई  ऐसी  लाइब्रेरी  नहीं  थी  t  इसके  लिये

 जो  हमारी  भारतीय  भाषायें  हैं,  उन  के  लिए

 तुलसी  सदन  नामक  भवन  में  दिल्ली  में  एक

 नेशनल  लाइब्रेरी  की  स्थापना  की  गई  है.

 जिसमें  हिन्दी  और  दूसरी  भारतीय  भाव,  रो

 की  पुस्तकें  लोगों  को  पढ़ने  के  लिये  मल

 सकती  है।

 सके  अलावा  हर  मंत्रालय  के  साथ

 एक  एडवाइजरी  कमेटी  लगी  हुई  है  जो

 देखती  है  कि  उन  मंत्रालयों  में  पूरी  तरह  से

 गृह  मंत्रालय  के  आदेशों  का  पालन  हो  रहा  है

 कि  नहीं  ।  उसमें  भी  पार्लियामेंट  के  सदस्य

 मैम्बर्स  हैं  ।  शुरू  में  चार  मदिरालयों  में  णा

 बाहरी  कमेटियां  थीं,  इसके  बाद  स.

 मंत्रालयों  में  हुई  -  और  प्रभी  हाल  में  हम  ने

 फैसला  किया  है  कि  9  कौर  मंत्रालयों  में  इसी

 तरह  को  कमेटियां  बना  दी  जाएं  ताकि  वह

 देखें  कि  जो  जो  आदेश  दिये  जाते  हैं  उन  पर

 पूरी  तरह  से  भ्रमल  होता  है  कि  नही  ।

 इसके  अलावा  प्रधान  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता

 में एक  हन्ट्रल  हिन्दी  कमेटी  पूरी  तरह  से

 काम  कर  रही  है  ओ  यह  देखती  है  कि  हिन्दी  के

 बढ़ावे में  कोई  कमी  न  हो  ।  लेकिन  इसके

 साथ  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि
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 जहां  हिन्दी  बढ़ावे  को  हम  बात  कर  रहे

 है  वहाँ  जो  अभ्र हिन् दो  भाषा  भाषी  हैं  उनको

 किसी  किस्म  कौ  चित्रा  नहीं  करनी  चाहेंगे

 क्योंकि  ह  सेन्टर  के  साथ  ग्रंग्रेजी  में  पत्र-

 व्यवहार  कर  सकते  हैं  धर  प्रंग्रेजी  में  ही  उसको

 जबाब  भो  दिये  जाते  है  ।
 |

 तो  में  फिर  यही  कहेगा  कि  सरकारो  कप

 काज  में  हिन्दी  के  इस्तेमाल  के  बारे  में  जो  भी
 =r

 रेन्स  दिये  गधे  हैं  उनको  पूरा  करमे  को

 कोशिश  की  जायेग,  झोर  यह  कमेटी  देखेगी

 कि  उन  डायरेक्शन्स  का  कहा  तक  पालन  हो

 रहा  हे  ।  जैसा  मैने  पहले  कहा  यह  रेजा-

 'ट्यूशन  राजभाषा  ऐक्ट  को  रिक्वायरमेंट  के

 मुताबिक  पेश  किया  है  और  मै  उम्मीद

 करता  हू  कि  सदन  मेरा  साथ  देगा  और  इस

 रेजोल्यूशन  को  पास  करेगा  |

 MR.  CHAIRMAN:  There  are  no

 Speakers,  {  will  put  the  question..

 DR.  RANEN  SEN  (BARASAT):  I

 just  want  to  ask  a  question.  There  is
 one  clarification  which  is  required,

 DR.  HENRY  AUSTIN  (ERNA-
 KULAM):  It  is  a  matter  of  impor-
 tance;  we  want  to  have  some  clarifica-
 tion  only

 DR.  RANEN  SEN:  Sir,  the  Minister
 in  his  speech  said  that  there  is  this
 National  Library  at  Delhi.  He  said,
 not  only  Hindi  books,  but  other

 language  books  are  available,  will
 he  tell  us,  how  many  books  other
 than  Hindi  are  there,  can  he  give
 some  rough  idea?  What  I  heard  is
 that  this  is  mainly  a  Hindi  Library,
 very  few  books  of  other  languages

 -are  available  there.

 SHRI  OM  MEHTA:  It  is  under  the

 Ministry  of  Education,  I  do  not  know
 the  exact  number  of  books.  But  it  is

 National  Library  for  all  Indian  Jan-
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 guages.  It  cannot  be  that  only  Hindi
 books  are  there.  It  is  governed  by
 the  Act  under  which  al}  the  pub-
 lishers  afte  reqhired  to  send  one  or
 two  copies,  Therefore,  hooks  of  thoge
 other  Indian  languages  will  also  be
 available  there.

 DR,  HENRY  AUSTIN:  This  is  just

 by  way  of  clarification.  Although
 there  :s  contrary  or  perhaps  not  very
 favourable  trend  across  our  borders
 in  Tamilnadu,  Kerala  has  been  focuss-

 ing  attention  in  regard  to  the  popula-
 risation  of  Hindi  and  we  have  taken

 several  steps.  The  universities  and

 schools  are  popularising  it.  But  the

 problem  is  this.  I  am  getting  very

 many  letters  from  my  constituency

 particularly  from  the  city  of  Cochin

 from  trained  Hindi  teachers.  But

 they  are  not  getting  any  jobs.  There

 is  no  way  of  absorbing  these  trained

 teachers.  There  is  so  much  of  enthu-

 siasm  for  Hindi  both  at  the  govern-
 mental  and  non-governmental  levels;

 But,  there  should  be  some  machin-

 ery  of  absorbing  these  teachers  and

 others  trained  in  Hindi.

 SHRI  OM  MEHTA:

 into  the  matter.

 I  shall  lock

 MR  CHAIRMAN:  Now,  the  ques-
 tion  is:

 “Whereas  under  sub-section  rob)
 of  section  4  of  the  Official  Lan-

 guages  Act,  1963,  after  the  expira-
 tion  of  ten  years  from  the  date  on

 which  section  3  comes  into  force,

 there  shall  be  constituted  a  Com-

 mittee  on  Official  Language,  on  a

 resolution  to  that  effect  being  mov-

 ed  in  either  House  of  Parliament

 with  the  previous  sanction  of  the

 President  and  passed  by  both

 Houses:  and  whereas  section  3  of

 aforesaid  Act  has  come  irito  force

 on  26th  January,  948  and  the  pre-

 vious  ganctfon  of  the  President  has

 been  obtained
 for

 moving  the  re-
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 aelution;  This  House  resolves  that

 @  Committee  on  Qfficial  Language
 shall  be  constituted.”

 The  motion  was  adopted.

 ge

 M16  hes,

 ELECTION  TO  COMMITTEE
 CoMMITTEE  ON  OFFICIAL  LANGUAGE

 MR.  CHAIRMAN:  We  now  go  to

 item  No.  22—Contingent  Notice  of

 Motion  for  Election  to  Committee.

 Shri  Mehta.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS,
 DEPARTMENT  OF  PERSONNEL

 AND  ADMINISTRATIVE  REFORMS

 AND  DEPARTMENT  OF  PARLIA-

 MENTARY  AFFAIRS  (SHRI  OM

 MEHTA):  “That  in  pursuance  of  sub-

 section  (2)  of  section  4  of  the  Officia}

 Languages  Act,  1963,  the  members  of
 Lok  Sabha  do  proceed  ४  elect,  in

 accordance  wnth  the  system  of  pro-
 portional  representation  by  meang  of

 the  single  transferable  vote  twenty
 members  from  amongst  themselves  tu

 be  members  of  the  Committee  to  re-

 view  the  progress  made  in  the  use  of
 Hindi  for  the  official  purposes  of  the
 Union  and  submit  q  revort  to  the  Pre-
 sident  making  recommendations  there-
 on  in  accordance  with  sub-sectio.r  (3)
 of  Section  4  of  the  saig  Act.”

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  in  pursuance  of  sub-section
 (2)  of  Section  4  of  the  Official  Lan.
 guages  Act,  1963,  the  members  of
 Lok  Sabha  do  proceed  to  elect,  in
 accordence  with  the  system  of  pro-
 portional  representation  by  maans
 of  the  single  transferable  vote,

 twenty  memberg  from  amongst
 themselves  to  be  members  of  the
 Committee  to  review  the  progress
 made  in  the  use  of  Hindi  for  the
 official  purposes  of  the  Union  and
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 submit  a  report  to  the  President

 making  recommendations  thereon

 in  accordance  with  sub-section  (3)
 of  Section  4  of  the  said  Act.”

 b etememeantnnmall

 The  motion  was  adopted,

 7.47  brs.

 BANKING  SERVICE  COMMISSION
 BILL

 MR.  CHAIRMAN:  We  now  go  to
 the  next  item  of  legislative  business.
 Shrimati  Rohatgi.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI-
 MATI  SUSHILA  ROHATGI):  I  beg
 to  move:

 “That  the  Bill  to  provide  for  tne

 establishment  of  a  Commission  for

 the  selection  of  personnel  for  ap-~

 pointment  to  services  and  posts  in

 certain  banking  institutions  and  for

 matters  connected  therewith  or  in-

 cidental  thereto,  be  taken  into  con-

 sideration.”’.

 Sir,  the  Bill  for  consideration  seeks
 to  set  up  a  Service  Commission  for

 recruitment  of  personnel  for  the  pub-
 lie  sector  banks.  The  objects  and

 reasons  accompanying  the  Bill  set  out

 the  purpuse,  but  @s  this  is  an  impor-
 tant  piece  of  legislation,  I  wish  to

 place  before  the  House  the  considera~

 tions  that  have  weighed  with  the  Go-

 vernment  in  bringing  forward  this

 legislation.

 Manpower  planning  and  develep-
 ment  have  assumed  inereasing  im-

 portance  after  nationalisation  of  the

 major  banks,  ‘The  task  before  the

 public  sector  banks  is  to  take  banking
 to  unbanked  areas  and  service  the
 diverse  productive  activities  which
 had  been  traditionally  outside  the

 purview  of  the  organised  banking
 sector.  Without  the  support  of  quali-
 fied  manpower,  the  public  secter
 banks  will  be  greatly  handicapped  in

 fulfilling  their  basic  tasks.  Zvery


